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सं ० ओ ० वि ०/पानोरत/ 5-87/13851.-- चूंकि हरियागा के राज्यपाल को राय है कि प्रबन्धक निदेशक, कोन्फंड , 
सैक्टर 22- बी , एस. सी . ओ. 1014-15, चण्डीगढ़, ( 

( 2) जनरल मैनेजर कोन्फंड , करनाल के श्रमिक श्री रमेश सिंह पुत्र श्री 
दया सिह में नं 0 306, प्रार्य नगर सोनीपत, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, भव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीच लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री रमेश सिंह की सेवाओं का समापन/ छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 3 अप्रैल , 1987 
सं ० प्रो ० वि ०/ रोह ० / 39-87/ 13969. - चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० श्री राम सन्थेटिक्स फैब्रिक्स 
एम.आई.ई. , 329, बहादुरगढ़ ( रोहतक ) के श्रमिक श्री बिन्देश्वरी, पुत्र श्री रामनवल प्रसाद मार्फत श्री पोलू राम पंवार , मकान नं 0 322 , 
वार्ड नं . 14, पुराना झसर रोड, बहरा कबाड़ी के सामने , बहादुरगढ़ जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय सममते हैं ; 

इस लिए , अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिनियम सं. 9641-1- श्रम 
78/32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा के अधीन गटित श्रम न्यायालय , 
रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन 

मास में 
देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री विन्देश्वरी की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/ रोह०/ 39-87/ 13976 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे ० श्री राम सन्य टिक्स फैमिक्स 
एम.आई.ई., 329, बहादुरगढ़ , ( रोहतक ) के श्रमिक श्री धीरेन्द्र , पुत्र श्री उग्रानन्द मार्फत श्री पोलू राम पुंवार , मकान नं ० 
322, वार्ड नं ० 14, पुराना झझर रोड़ बहरा कबाड़ी के सामने , बहादुरगढ़, जिला रोहतक तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम / 78 / 325 37 , दिनांक 6 नवम्बर , 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
। उस से नोचेलिखा मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट तोन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उस प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच 
या तो बवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री धीरेन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/ रोह ०/ 39-87/ 13983.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० श्री राम सन्येटिक्स फैब्रिक्स , 
एम.आई.ई. 329, बहादुरगढ़ ( रोहतक ) के श्रमिक श्री चिरंजो लाल, पुत्र श्री झांजु राम मार्फत श्री पोल राम पंवार , मकान 
नं . 322, वार्ड नं 0 14, पुराना झझर रोड़, बहरा कबाड़ी के सामने बहादुरगढ़, जिला रोहतक तया उसके प्रबन्धकों के बीच 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 8 
नवम्बर, 1970, के साथ . गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अयवा संबन्धित मामला है : 

क्या श्री विरंजी लाल को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


